भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  2518    
उत्तर देने की तारीख : 08.08.2018
पश्चिमी बंगाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को वित्तीय सहायता
2518. 
श्रीमती शांता क्षत्रीः 
क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
विगत दो वर्षों में पश्चिमी बंगाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; 

(ख) 
क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है; और 
(ग) 
यदि हां, तो इन इकाइयों की मदद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
उत्‍तर
सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)
(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निम्नलिखित मुख्य योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है:
i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): यह एक  प्रमुख क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परम्परागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करते हुए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्‍म उद्यमों की स्‍थापना करके स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।
ii. क्रेडिट लिंक्‍ड कैपिटल सब्सिडी योजना( सीएलसीएसस): सूक्ष्‍म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्‍नयन के लिए यह एक क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी योजना है। 
iii. सूक्ष्‍म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट योजना (सीजीटीएमएसई): इस योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के माध्यम से सूक्ष्म, और लघु उद्यमों (एमएसई) को 200 लाख रुपए तक के कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं जिनमें आवधिक ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों सम्मिलित हैं। 
iv. सूक्ष्‍म और लघु उद्यम- क्‍लस्‍टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य कलस्टर विकास अप्रोच को अपनाकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों में उत्‍पादकता और प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता को बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना है।

उपर्युक्त स्कीम के तहत पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में एमएसएमई इकाइयों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
****** 

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2518 जिसका उत्तर दिनांक 08.08.2018 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध
पश्चिम बंगाल में एमएसएमई इकाइयों के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता 
i.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):

	वर्ष 
	मार्जिन मनी आवंटन 
(करोड़ रु. में)

(लक्ष्य)
	उपयोग की गई मार्जिन मनी#

(करोड़ रु. में)
	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या 

	2014-15
	60.1777
	60.1011
	3397

	2015-16
	47.6549
	34.0065
	1873

	2016-17
	36.803
	62.7032
	3528

	2017-18
	29.7531
	38.9137
	1366

	2018-19 (30.06.2018 तक)
	64.2374
	14.6810
	478


# पिछले वर्ष के गैर-उपयोग शेष राशि सहित 
ii.
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस):

	वर्ष
	लाभान्वित इकाइयों की संख्या 
	सब्सिडी राशि
(करोड़ रु. में)

	2014-15
	27
	3.1361

	2015-16
	27
	2.3784

	2016-17
	19
	2.0081

	2017-18
	17
	1.5722

	2018-19 (30.06.2018 तक)
	10
	0.9713


iii.
ऋण सहायता कार्यक्रम (सीजीटीएमएसई):

	वर्ष 
	अनुमोदित प्रस्ताव 
	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)

	2014-15
	15273
	997.69

	2015-16
	17792
	781.04

	2016-17
	14802
	825.81

	2017-18
	10535
	864.32

	2018-19 (30.06.2018 तक)
	2027
	193.76


iv.
सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):

	वर्ष 
	सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) और अवसंरचना विकास परियोजना (आईडी) स्थापित करने के लिए प्रदान की गई राशि (करोड़ रु. में) 

	2014-15
	2.2863

	2015-16
	5.2149

	2016-17
	0.5398

	2017-18
	5.6413

	2018-19 (30.06.2018 तक)
	0.00


*****
